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महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए संदर्भ समूह 


इस रिपोर्ट में दी गई सूचना जनहित में प्रचार-प्रसार हेतु है। इसे कोई भी, 
समा (5०0०) से साभार, इस्तेमाल कर सकता है। 


हम इस दस्तावेज की परिकल्पना और विकास हेतु रूपशा मलिक के आभारी हैं 
जिन्होंने समा से, रोशनी और दीपा के सहयोग के साथ इसे पूरा किया। 


इस दस्तावेज का प्रकाशन नोविब (४०श७) के सहयोग से किया गया है। 
पहला संस्करण 2007 
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आंकड़ो के आगे और पीछे : एक नजर 


परिचय 


यह चंद संक्षिप्त ब्योरों की एक श्रृंखला की पहली कड़ी है जिसमें भारत में महामारी 
की तरह फैलती एचआईवी एवं एड्स (ह्यूमन इम्युनोडेफिसियंसी वायरस एण्ड 
एक्वायर्ड इम्युन डेफेसियंसी सिंड्रोम) की समस्या के विभिन्‍न पहलुओं पर चर्चा 
होगी। इसमें महामारी स्वरूप इस समस्‍या के मद्देनजर पूरे परिदृश्य का विवरण और 
विश्लेषण होगा और इसके बाद गहन चर्चा का विषय होगा कि किस प्रकार भारी 
तादाद में महिलाएं एचआईवी एवं एड्स के दायरे में आ रहीं हैं और क्‍या है संक्रमण 
के जैंडर संबंधी आयाम। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के विश्लेषण 
के माध्यम से हम इस विषय की गहराई में जाएंगे। यहां उपलब्ध आंकड़ों एवं 
अनुपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह समझने पर जोर होगा कि मौजूदा कार्यक्रम 
कितना प्रभावी है। प्रत्येक अनुभाग में सूचनाओं के साथ-साथ विश्लेषण होंगे ताकि 
महामारी स्वरूप इस बीमारी के विभिन्‍न पहलुओं पर गहन सोच की जा सके। 
समाजिक एवं सांस्कृतिक कारक (जो एचआईवी एवं एड्स के विस्तार में सहायक 
होते हैं) का विश्लेषण होगा और इनके अन्य आयाम जो इस महामारी से संबंध को 
प्रकाशित करते है पर गौर किया जाएगा। 


एचआईवी एवं एड्स को सही मायनों में संबोधित करने के लिए जैंडर एवं 
मानवाधिकार को मद्देनजर रखकर, सांमाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रयास 
आवश्यक है। हालांकि इस प्रयास में कई जटिल मुद्दों पर ध्यान देना होगा जैसे 
धर्म, जाति, भाषा और सामाजिक नियम-कानून आदि। इन सभी का तालमेल 
आबादी विशेष में केंद्रित बीमारी (एपिडेमियोलॉजिकली) को ध्यान में रखते हुए 
सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए बने कार्यक्रमों के साथ 
बिठाना होगा। संक्रमण की असुरक्षा के मुख्य कारक जैंडर और लिंग की भूमिका 
को स्पष्ट रूप से समझने और दोनों को जोड़कर देखने की आवश्यकता है। 
एचआईवी और एड्स' के स्त्री-पुरुष संबंध से (विषम लैंगिक) संक्रमण के मामलों 
में भी जैंडर और लिंग की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह समझना निहायत जरूरी है 
कि महिला किस प्रकार संक्रमित हो रही हैं और 'महामारी' के दायरे में आ रही 
हैं। जैंडर (एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था) और यौनिकता, (जो किसी के 
अस्तित्व की सामाजिक परिभाषा देता हैं) के साथ यह बीमारी अलग-अलग 
भौगोलिक परिवेश में विभिन्‍न स्वरूप ले रही है। यह बात देश के अंदर और बाहर 


4 विपरीत लैंगिक यौन संबंध वायरस के संक्रमण का सबसे बड़ा माध्यम है। पर नशीली दवा 
की सुई (आईडीयू), संक्रमित खून चढ़ाने और गर्भस्थ मां से बच्चे में संचारण होता है। 


एचआईवी एवं एड्स 


दोनों में लागू है। हालांकि अधिकांश देशों में जैंडर और सत्ता के आधार पर 
असमानता (जो महिला की स्थिति और आत्मनिर्भरता को सीमित करती है) के 
परिणामस्वरूप महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत अधिक प्रभावित हैं । 


इस मामले में भारत अलग नहीं है। यहां महिलाओं के संक्रमण की तेज रफ्तार की 
एक गंभीर स्थिति है। इतना ही नहीं, इस महामारी के आरंभिक चरणों या स्थानीय 
रूप से सघन महामारी के मामलों में संक्रमण मुख्यतः: उन लोगों में देखा जाता है 
जो यौन मामलों में खतरे के करीब होते हैं जैसे यौन कर्मी (सेक्स वर्कर्स), या 
अन्यथा शरीर की खरीद-बिक्री में लगे लोग। इस तथ्य ने संक्रमण को सीधे यौन 
व्यवहार-विचार से जोड़ दिया है जिसके परिणामस्वरूप जो व्यक्ति इससे संक्रमित 
होते हैं उन्हें बूरी नजर से देखा जाता है या कलंक समझा जाता हैं। उन्हें इस 
बीमारी का वाहक भी कहा जाता है। एक गलत धारणा जो बनती है वह यह कि 
एक व्यक्ति से संबंध रखने वाली विवाहित महिलाओं पर कोई खतरा नहीं (विश्व 
स्वास्थ्य संगठन : 2003) | मां से बच्चे को संक्रमण के मामलों में भी मोटे तौर पर 
बच्चे को बचाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है और मां चिक्तिसा सुविधाओं में 
अनदेखी का शिकार होती हैं। 


ये और चंद अन्य मुद्दे इस संक्षिप्त विवरण में विश्लेषण हेतु मार्गदर्शक बने हैं। 


सै“ पु जम 


आंकड़ो के आगे और पीछे : एक नजर 


भारत में एचआईवी एवं एड्स 
की महामारी कहां तक व्याप्त है? 


यों तो भारत उन देशों में है जहां संक्रमण कम है - ॥ प्रतिशत से भी कम 
(एनएसीपी; 2005:2)। पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) के अनुसार 
भारत के 44 जिलों में यह समस्या “महामारी' (एक से चार प्रतिशत संक्रमण) का 
स्वरूप ले रही है। इसे अक्सर एक 'अलग मंहामारी' कहा जाता जो कभी-कभी 
एक ही राज्य के अंदर अलग संक्रमण की दर, अलग चरण (परिपक्वता) और 
अलग प्रभाव (सीएसआईसी : 2004) के साथ प्रकट होती है। यूनएड्स के अनुमान 
से वर्तमान (जुलाई 2006) में एचआईवी एवं एड्स के भारत में लगभग 57 लाख 
मामले हैं जो एचआईवी ,/एड्स के साथ जी रहे लोगों (पीएलएचए) के मामले में 
भारत को सर्वोच्च स्थान देता हैं। एनएसीपी के अनुमान से यह आंकड़ा 52 लाख 
है। 


विचार-विमर्श 


» विषम लैंगिक (स्त्री-पुरुष) यौन संबंध संक्रमण का प्रमुख माध्यम है। रोकथाम 
के कार्यक्रम कारगर हों तो देश में एचआईवी और एड्स पर न केवल नियंत्रण 
हो पाएगा बल्कि यह समस्या आम रूप से नहीं फैलेगी। इस कार्यक्रम में 
सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देना मूल उद्देश्य है, हालांकि यह कठिन भी है। 
विभिन्‍न समाज में विषम लैंगिक संबंधों के माध्यम से संक्रमण को बेहतर 
समझने-सुलझाने के लिए यौन संबंध और संबंधित अन्य मुद्दों को समझना 
अनिवार्य है। हालांकि सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर आज भी इन पर 
खुलकर बातचीत वर्जित है। इतना ही नहीं, जैंडर (जो सदियों से महिलाओं 
के विपक्ष में खड़ा रहा है) के चलते महिलाओं (एवं पुरुषों) द्वारा यौन मामलों 
में व्यक्त व्यवहार और विचार, यों कहें पूरी यौन अभिव्यक्ति प्रभावित होती है। 
इस कारणवश एचआईवी एवं एड्स की रोकथाम कार्यक्रमों को कार्यन्वित करना 
एक भारी चुनौती हैं। कार्यक्रम की अभिकल्पना के दौरान यह भी ध्यान रखना 
पड़ता है कि जिन्हें हम असुरक्षित यौन व्यवहार-विचार यानी हमेशा संक्रमण 
के जोखिम में पाते हैं उन्हें निजीपन, आत्मसम्मान आदि मिले। कहने का 
तात्पर्य है कि रोकथाम के किसी कार्यक्रम को लागू करते वक्‍त इसका पूरा 
ध्यान रहे कि मरीजों, या फिर उनके सगे-संबंधियों की मर्यादा का ख्याल 
रखना जरूरी हैं। 
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हि 


एचआईवी एवं एड्स 


» एचआईवी एवं एड्स की महामारी फिलहाल उनके बीच है जो समाज से 


ह 


बहिष्कृत, हाशिए पर जीवन बसर कर रहे हैं जैसे यौन कर्मी महिलाएं, 
समलैंगिक पुरुष और सुई द्वारा नशा करने वाले लोग। ये सभी कानून की 
नजर में दोषी हैं - कोई अपनी लैंगिकता के कारण (समलैंगिक पुरुष) तो 
कोई अपने पेशे (यौनकर्मी) के कारण। समलैंगिक पुरुष या स्त्री, दोनों लिंगों 
से संबंध रखने वाले लोग, या फिर हिजड़ा समुदाय सदा से सामाजिक 
तिरस्कार और बहिष्कार सहते आए हैं। उनके लिए अपनी यौन पसंद पर 
खुलकर अमल करना तो दूर उस विषय में बातचीत भी दूभर है। उन पर 
कानून का शिकंजा भी होता है जिसमें धारा 37 सदृश सख्त कानून है जो 
कई प्रकार के यौन संबंधों को अपराध मानता है। जाहिर है इस बिना पर ऐसे 
लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इस समुदाय के लिए 
स्वास्थ्य संबंधी, विशेषकर यौन एवं प्रजनन संबंधी बीमारियों की देखभाल 
कठिन होती चली जाती हैं। (वॉयसेज 2005) 


आज भले ही भारत में एचआईवी एवं एड्स के मामले कम होते हों पर बहुत-से 
जानकारों का दावा है कि आने वाले दिनों में परिस्थिति अनुमान से कहीं 
अधिक गंभीर हो सकती है। फिलहाल सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में 
एचआईवी एवं एड्स के संक्रमण के दर अधिक माने जाते हैं। इसकी वजह 
प्राय: यह भी है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों का 
बेहतर सर्वेक्षण हुआ है और रिपोर्ट भी अधिक ठोस मिली हैं। हालांकि अब 
तक पर्याप्त आंकड़े नहीं मिले हैं पर हाल के वर्षों में देखा गया है कि इस 
महामारी की दूसरी लहर” में अधिकांश गरीब राज्य आ गए हैं जिनमें वे तमाम 
परिस्थितियां मौजूद हैं जिनका परस्पर संबंध एचआईवी और एड्स के संक्रमण 
से है। ऐसी कुछ परिस्थितियों में उल्लेखनीय हैं धनी राज्यों में पलायन; 
स्वास्थ्य सुविधा का खास्ताहाल, सर्वेक्षण की अपर्याप्त व्यवस्था जो संक्रमण के 
मामले सामने आ सके; और जागरूकता का अभाव। इनके अलावा महानगरों 
तक जानेवाले प्रमुख राज्यमार्गों का इन राज्यों से होकर गुजरना भी एक बड़ा 
कारण हैं। यह इसलिए क्‍योंकि, ऐसे में स्वाभाविक है कि इन राज्यों की एक 
बड़ी आबादी परिवहन उद्योग का हिस्सा है और यही आबादी हमेशा संक्रमण 
के जोखिम में देखी जाती है। (आइएचओ 2004;04) 


इन तथ्यों के मद्देनजर अस्सी के दशक के अंत में शुरू हुए राष्ट्रीय कार्यक्रमों 
में सर्वेक्षण (निगरानी) कार्य की तेजी और मजबूती को केंद्र बनाया गया। यह 
मान लिया गया कि संक्रमण के बढ़ते मामलों का सही अंदाजा लगाने के लिए 
सर्वेक्षण में तत्परता आवश्यक है और सबूत के आधार पर कारगर कार्यक्रम 
की रूपरेखा तय करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में कई 
बिन्दुओं पर भारत सरकार और अन्य बाहरी संस्थाओं जैसे यूएनएड्स, ग्लोबल 


इस महामारी की पहली चपेट में अफ्रीकी देश आए जिनमें अच्छी-खासी आबादी बरबादी की 


कगार पर चली गई। विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरी चपेट में एशियाई देश, विशेष कर 
भारत और चीन, आएंगे। (सीएसआईसी : 2004५) 
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आंकड़ो के आगे और पीछे : एक नजर 


फंड आदि के बीच पर्याप्त मतभेद और विवाद हैं। रोकथाम कार्यक्रम की पद्धति. 
सर्वेक्षण का पैमाना (कितने स्थान पर हुआ) अनुमानित मामले आदि ऐसे ही 
कुछ मतभेदपूर्ण विवाद के मुद्दे हैं। पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने 
अपने आप 444 जिलों में एचआईवी एवं एड्स को एक महामारी का सब्रूप 
माना है तो भारत को रोकथाम एवं उपाए आपातकालिन स्तर पर करने होगें। 


» स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए विशेषकर एचआईवी एवं एड्स संक्रमण के मौजूदा 
दर और संभावित विस्तार के आधार पर पर्याप्त आर्थिक सहायता के आबंटन 
की जरूरत है। वैसे भी भारत में ही सबसे अधिक एड्स संक्रमित आबादी हैं 
और यह अनुमान है कि यदि 5 लाख मौजूदा एड्स संक्रमित आबादी (ओवर 
एण्ड हेवुड; 2004) का आवश्यक इलाज नहीं हुआ तो वे मर जाएंगे। परंतु 
स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आर्थिक सहायता का आबंटन एक ऐसा मुद्दा है जिसे सरकार 
ने साल-दर-साल नजरअंदाज ही किया है। इसके चलते भारत उन देशों में 
है जिनमें इलाज पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति खर्च होता हैं (जो की ज्यादातर 
निजी क्षेत्र में हैं)। गरीबों को भी मजबूरन इसी प्रकार इलाज करवाना पड़ता 
है जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिती और कमजोर हो जाती हैं और 
कर्ज भी बड़ जाता है। अत: एचआईवी एवं एड्स की रोकथाम एवं उपचार 
का लक्ष्य मौजूदा सांचे के अंदर रहकर पूरा करना होगा। पीएलएचए के विशेष 
संदर्भ और उनके उपचार की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार ने अब तक 
खासी उदासीनता दिखाई है (अप्रैल 2004 तक इस उद्देश्य से कोई भी राष्ट्रीय 
कार्यक्रम नहीं था |)। 


» हमारे देश में अधिकांश बड़ी बीमारियों से संबद्ध कार्यक्रमों को लेकर एक 
मानक कार्यप्रणाली को अपनाने की परंपरा रही है। क्योंकि अलग वर्गों में और 
राज्यों में (बल्कि कभी-कभी विभिन्‍न जिलों के बीच) यह महामारी भिन्‍न है, 
हर क्षेत्र या वर्ग के लिए एक जैसा कार्यक्रम सफल नहीं साबीत होगा। 


रुझान (क्या है समस्या की दशा और दिशा ?) 


भारत में संक्रमण का मुख्य माध्यम (यूनीफेम, 2003 के अनुसार 85 प्रतिशत से 
अधिक) विषम लैंगिक (स्त्री-पुरुष) यौन संबंध है। हाल के वर्षों में यह समस्या 
शहरों की तुलना में गांवों में अधिक तेजी से फैल रही है। चंद वर्षों पहले ग्रामीण 
क्षेत्रों में संक्रोण के सिर्फ 30 प्रतिशत मामले थे जो अब 59 प्रतिशत हो गए हैं (द 
हिंदू, जुलाई 45, 2004)। इतना ही नहीं, विवाहित एवं एक व्यक्ति अल यौन संबंध 
रखने वाली महिलाओं में भी संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहें हैं - ४० गौरतलब 
है कि भारत में एचआईवी संक्रमितों में 38 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। इनमें 
अधिकांश महिलाओं को अपने नियमित यौन साथी से यह वायरस मिला है, और 
उनके ये साथी बाहर यौन संबंध के दौरान संक्रमित हुए हैं (एनएसीपी 2006, 
यूएनएड्स और डब्ल्यूएचओ 2006)। आज नौबत यह है कि एड्स के हर चार 
मामलों में एक महिला है। (एनएसीपी,ए,2004:44; सीएसआईएस; 2004:0) 
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एचआईवी एवं एड्स 


विचार-विमर्श 


७ ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा पर बहुत कुछ लिखा गया 


है। दरअसल अधिकांश राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं का आभाव हैं और सेवाओं 
की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल कार्मिकों की निहायत कमी भी है। 
स्वास्थ्य सेवा में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न लोगों (एएनएम) पर काम का बहुत 
अधिक भार हैं। उनके पास पहले ही काम का पहाड़ है जिसके लिए उन्हें 
अपर्याप्त मुआवजा दिया जाता हैं। इन हालात में यह कल्पना भी कठिन है 
कि ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी एवं एड्स की रोकथाम की रणनीतियां किस 
प्रकार कारगर होंगी। संकट की इन हालात में सरकार भी स्वास्थ्य क्षेत्र में 
सुधार के आड़ में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस महामारी के मद्देनजर 
स्वास्थ्य सेवा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में स्वास्थ्य सेवा की अक्षमता पहले 
ही जिला स्तर पर एआरवी की अपर्याप्त उपलब्धता से ही जाहिर है। पूरी 
तरह प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों का अभाव, उपकरणों एवं दवाओं की कमी, 
सूचना की कमी और दुर्लभता - कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी है कि 
गिने-चुने ही उपचार उपलब्ध होते हैं। और यदि वे उपचार पाते भी हैं तो 
उसे जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ऊपर बताए गए कारण हमेशा हावी 
रहते हैं। 


ऐसी आबादी (जो संक्रमण के खतरे में है) के बड़े हिस्से का पलायन और 
उनके चलायमान रहने का बहुत असर इस महामारी पर पड़ता है। यह इस 
महामारी की गुत्थी की सबसे बड़ी जटिलता साबित हो रही है। अतः यह 
जरूरी है कि कार्यक्रम को सृजनात्मक तरीके से निर्मित एवं कार्यन्वित किया 
जाए ताकी वह (विभिन्‍न स्थानो पर /से) पलायन एंव चलयमान (प्रवास करते) 
लोगों और उनके परिवारों तक पहुंचा जा सके। इस क्षेत्र में गैर सरकारी 
संगठनों ने कई सामुदायिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है जिनमें इन 
आवश्यकताओं को पूरा करने के कारगर उपाय बताए जाते रहे हैं। लेकिन 
इन कार्यक्रमों को बढ़ाया नहीं गया हैं क्योंकि ऐसा माना गया है कि इनमें 
श्रम और लागत अधिक मात्रा में लगती हैं। अतः इन उपायों को सार्वजनिक 
स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ना अव्यावहारिक मान लिया गया है। पलायन 
करते मजदूरों (अधिकांश पुरुष) की समस्या को एकांकी में देखा जाता हैं 
(विशेष कर उनके काम की जगह पर) और उनके घर के अन्य लोग, विशेषकर 
महिलाएं, किसी जांच-उपचार से अछूती रह जाती हैं। यह कमियाँ आज 
ग्रामीण क्षेत्रों में विवाहित महिलाओं में बढ़ते संक्रमण की जड़ है। 


देश में एचआईवी संक्रमित लोगों में 38 प्रतिशत महिलाएं हैं (एनएसीपी 2006, 
यूएनएड्स एवं डब्ल्यूएचओ; 2006)। एक व्यक्ति से यौन संबंध रखने वाली 
महिलाओं, अधिकांशत: विवाहित, में संक्रमण की दर बढ़ते नजर आते हैं। इस 
रुझान को देखते हुए इस पर फिर से विचार की आवश्यकता होगी कि कौन 
संक्रमण के खतरे में हैं? अब तक “महिला यौन कर्मियों और ट्रक चालकों की 
बीमारी” मानी जाने वाली समस्या एचआईवी एवं एड्स को एक व्यापक 


आंकड़ो के आगे और पीछे : एक नजर 


दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है ताकि उनके बारे में सोचा जाए, जिन्हें मोटे 
तौर पर अब तक संक्रमण के खतरे से बाहर माना जाता रहा है। और इस 
प्रकार हमें उपलब्ध सीमित स्वास्थ्य सेवा. असमानता, तरह-तरह के अन्य 
सामाजिक भेदभाव और महिलाओं की कमजोर स्थिति से निबटने की 
आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित हुआ हैं। 


प्रभावित आबादी 


एचआईवी मूलतः: समाज के हाशिए पर गुजर करते लोगों में व्याप्त है | ये लोग 
भारी आर्थिक तंगी में रहते हैं। यौन कर्मी महिलाएं, सुई के द्वारा नशा करते लोग 
(आईडीयू), समलैंगिक पुरुष (एमएसएम) और पलायन (प्रवास) करते मजदूरों पर 
संक्रमण का सबसे अधिक खतरा रहता है। अतः रोकथाम के प्रयास भी इन लोगों 
पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई और पुणे में क्रमशः 54 प्रतिशत और 
49 प्रतिशत महिला यौन कर्मी एचआईवी संक्रमित पाई गईं (नाको; 2005 सी)। मुंबई 
और चेन्नई, जहां के आंकड़े प्राप्त हैं, में पाया गया कि समलैंगिक पुरुषों के बीच 
क्रमश: 6.8 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत संक्रमण है (एनएसीपी; 2006) | 2004 के 
सर्वेशण (एपीएसएसी; 2004) के अनुसार आंध्रप्रदेश में 46 प्रतिशत समलैंगिक पुरुषों 
में यह संक्रमण पाया गया। 38 प्रतिशत विवाहित महिलाओं या एक व्यक्ति से यौन 
संबंध रखने वाली महिलाओं एवं यौन कर्मियों में एचआईवी और एड्स पाए गए। 


विचार-विमर्श 


» महिलाओं में एचआईवी एवं एड्स की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि हम 
इसे एक खतरा नहीं, बल्कि खतरों के एक सिलसिले के रूप में देखें जिनसे 
महिलाएं घिरी रहती हैं। एचआईवी संक्रमण से कई बीमारियां होती हैं जो 
अक्सर जानलेवा परिस्थितियों को जन्म देती हैं, जो कि इस देश की महिलाओं 
के जीवन में आए दिन देखा जाता है। बार-बार आरटीआई और एसटीआई 
के अलावा असुरक्षित प्रसव, असुरक्षित गर्भपात, गर्भ निरोध (नसबंदी) और इससे 
जुड़ी अन्य जटिलताएं ऐसी ही समस्याएं हैं। अत: वैवाहिक यौन संबंध या यौन 
कर्म या फिर किसी लोभवश यौन संबंध के चलते महिलाओं पर मंडराते खतरों 
को अलग से देखने की बजाय खतरों के सिलसिले की घातक कड़ी के रूप 
में देखा जाना चाहिए। 


» विवाहित महिलाओं का संदर्भ लें तो यह आवश्यक हो जाता है कि विवाह को 
कतई मूल्य निरपेक्ष (भेदभाव रहित) न समझा जाए। यह भेदभाव पूर्ण है जो 
परस्पर सहयोग की व्यवस्था बेशक हो, पर यह नकारा नहीं जा सकता कक कि 
विवाह का सीधा संबंध महिलाओं की कमजोरी और उन पर प्रत्यक्ष खतरों से 
है। विवाह की उम्र इसका महत्वपूर्ण संकेत है कि विवाहित होने के हि 
महिलाओं पर किस प्रकार की, और किस स्तर की कमजोरियां जाहिर होंगी । 
48 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी जुर्म है जिसकी कड़ी सजा है। 


एचआईवी एवं एड्स 


इसके बावजूद इस उम्र से पूर्व विवाहित होने वाली लड़कियों का प्रतिशत कम 
नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4998-4999 के 
अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 20 से 49 वर्ष की उम्र में विवाहित महिलाओं की 
शादी की उम्र का मध्यमान 6.7 वर्ष पाया गया हैं (ओआरसी मैक्रो एवं 
एचपीएस : 4999 : 4)। कम उम्र में विवाह महिलाओं पर संक्रमण के भारी 
खतरों की बड़ी वजह है। कम उम्र की ये महिलाएं सुरक्षित यौन संबंध और 
बच्चा पैदा करने के मामले में अपनी पसंद, जो जानकारी से पूर्ण हो, जाहिर 
नहीं कर पातीं। वैसे भी उन्हें कम मामलों में ही आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। 
इस संदर्भ में देखें तो यह साफ हो जाता है कि विवाहितों में विषम-लैंगिक 
संबंध से एचआईवी एवं एड्स का संक्रमण क्‍यों बढ़ रहा है। 


अपने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा संबंधी किसी निर्णय, सूचना प्राप्ति के 
अधिकार से वंचित होना महिलाओं के संपूर्ण कल्याण के समाने हमेशा से 
सवालिया निशान बना हुआ है। यह स्थिति वर्षों से बनी हुई है। हाल के एक 
सर्वेक्षण (एनएफएचएस 2) में शामिल आधे से अधिक महिलाओं (45-49 वर्ष 
की विवाहित महिलाओं) ने बताया है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल 
संबंधी निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। इस समस्या को एचआईवी 
एवं एड्स के संदर्भ में देखें तो इसका यह अर्थ होता है कि महिलाएं यौन 
संक्रमण के उपचार से वंचित रह जाती हैं जो एचआईवी संक्रमण का एक 
प्रमुख कारण होता है। 


घरेलू हिंसा महिलाओं की कमजोरी की एक महत्वपूर्ण वजह है। उदाहरण है 
विवाहित महिलाओं पर अपने पति की हिंसा के मामले, जो चौंकाने वाले हैं। 
हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2005-06 के अंतर्गत ही 
45-49 वर्ष की शादी-शुदा महिलाओं से जब पूछा गया कि क्‍या उनपर पति 
द्वारा हिंसा हुई है तो कुछ राज्यों के जो नतीजे निकले वे बेहद चौंकाने वाले 
हैं। उत्तर प्रदेश की 42.4 प्रतिशत; तमिलनाडु की 43.9 प्रतिशत और मणिपुर 
की 44.9 प्रतिशत महिलाओं ने किसी-न-किसी रूप में पति की हिंसा की 
बात कही। (एचपीएस 22 : 2006)। दशकों से महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में 
सक्रिय लोगों की यह दलील रही है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रजनन 
स्वास्थ्य कार्यक्रम तब तक पूरी तरह सफल नहीं होंगे जब तक कि जैंडर 
आधारीत हिंसा की रोकथाम को इन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग नहीं बना लिया 
जाता। एचआईवी एवं एड्स के विषम-लैंगिक संक्रमण को रोकने क॑ लिए 
हिंसा, विशेषकर यौन संबंधी हिंसा, पर निगरानी रखकर उसे काबू में कर 
लिया जाना अनिवार्य हैं। 


वह आबादी जो इस महामारी के संक्रमण के खतरे के दायरे में देखी जाती 
है, ज्यादातर कार्यक्रम उन पर स्पष्ट रूप से केन्द्रीत होते हैं। पर इसी आबादी 
का एक भाग है उन महिलाओं का जो यौन कर्मी हैं, और आज भी उपचार 
से दूर हैं। वह समाज के दोहरे भेदभाव का शिकार हैं। एक तो महिला होने 
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आंकड़ो के आगे और पीछे : एक नजर 


के कारण दूसरा यौन कर्म से जुड़े होने के कारण। कुल मिलाकर भेदभाव ने 
उनका जीना दुभर कर रखा है और कानून की नजर में भी वे अपराधी हैं। 
ऐसे में उनके बीच संक्रामक महामारी के बावजूद उपचार और देखभाल की 
सुविधा नहीं है। इसका साफ अर्थ है यौन कर्म में लगी महिलाओं को महज 
बीमारी फैलाने वाली माना जा रहा है जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा का अधिकार 
तो दूर वह पीएलएचए (एचआईवी » एड्स पीड़ित नागरिक) के संगठनों में भी 
नजर नहीं आती। 


अब सवाल उठता है कम उम्र की अविवाहित महिलाओं का, जो यौन रूप से 
सक्रिय हों। उन पर बहुत कम या बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी 
महिलाओं (और पुरुषों) को यौन संबंध से परे रहने और देर से यौन संबंध 
कायम करने का सिर्फ संदेश दिया जाता है। मौजूदा कार्यक्रमों के तहत 
'विवाहित संबंध से बाहर एक ही महिला वर्ग पर विचार किया गया है, जो 
यौन कर्म में लगी महिलाओं का है। इन कार्यक्रमों में संक्रमण की रोकथाम 
के लिए ग्राहकों को हर हाल में कंडोम पहनने की चेतावनी दी जाती रही है। 
ध्यान नहीं दिया जाता उन विषयों पर जिनसे यह महिलाऐं संक्रमण के दायरे 
में रहती हैं। 


जहां तक समलैंगिक पुरुषों का सवाल है, उन्हें संक्रमण के जोखिम में मान 
तो लिया गया है पर भारत में एचआईवी संक्रमण की महामारी में ऐसे पुरुषों 
की भूमिका पर प्रायः कोई शोध नहीं हुआ है। ध्यान देने की बात है कि पुरुषों 
में समलैंगिक संबंध या तो खरीद-बिक्री है या फिर यौन संबंध का 
आदान-प्रदान, और ये दोनों, दुर्भाग्यवश, अक्सर रोकथाम की नीतियों एवं 
कार्यक्रमों के दायरे से बाहर होते हैं। दोनों पर स्पष्टतः कुछ भी नहीं कहा 
गया है। 


इतना ही नहीं, विभिन्‍न प्रकार के खतरों के कई अन्य संकेत भी मिलते हैं। 
उदाहरण के लिए सुई द्वारा नशा करने वाली महिलाएं, जो यौन कर्म में लगी 
हैं, अक्सर कंडोम के इस्तेमाल पर जौर नहीं दे पाती हैं (एमएपी; 2005: 0)। 
इससे साफ पता चलता है कि जो यौन व्यवहार-विचार से असुरक्षित हैं उन 
पर एक नहीं कई प्रकार के खतरे हैं। अतः रोकथाम का कोई उपाय करने 
से पहले आवश्यक है कि संक्रमण के तमाम खतरों के तमाम पहलुओं पर 
विचार किये जाएं, और ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए जो सारे पहलुओं पर 
ध्यान दें। 


0 


एचआईवी एवं एड्स 


राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 


राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) को 400 प्रतिशत केंद्र सरकार की 
सहायता प्राप्त है। एनएसीपी के पहले चरण (| 992-99) को विश्व बैंक से 8.4 
करोड़ अमेरिकी डॉलर आईडीए (इंटरनेशनल डोनर एजेंसी) की सहायता मिली 
(वित्तीयन के विवरण हेतु देखें तालिका 2)। इस चरण में नीतिगत योजना बनाने 
और कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से विभिन्‍न संस्थानों का गठन हुआ जैसे 
राष्ट्रीय एड्स समिति, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 
(एनएसीपी) और राज्य एड्स प्रकोष्ठ जो बाद में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी 
(एसएसीएस) बनी । इसके अतिरिक्त एचआईवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने 
पर जोर दिया गया। 


राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम : एक सिलसिला 


4989 : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के सहयोग से एड्स नियंत्रण 
हेतु मध्यम अवधि की योजना प्रारंभ की गईं। इसके लिए 4.9 करोड़ अमेरिकी 
डॉलर का बजट था जिसका प्रावधान बाहरी स्रोतों से किया गया था। 

4992 : भारत सरकार को राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी-4) के पहले 
चरण की पंचवर्षीय अवधि (सितंबर 4992 से 4997) के लिए विश्व बैंक से 8.4 
करोड़ अमेरिकी डॉलर की आईडीए सहायता मिली। बाद में इस अवधि को मार्च 
4999 तक बढ़ा दिया गया। 

4992 : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति (एनएसीपी) एवं 
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीपी) का गठन हुआ। इस संगठन को 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू)ं के अधीन बतौर 
कार्यकारी निकाय काम करना तय हुआ। साथ ही सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों 
में राज्य एड्स प्रकोष्ठ गठित हुए। आगे चलकर सोसायटी कानून के तहत 
पंजीकरण के पश्चात्‌ आज ये राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (एसएसीएस) के 
रूप में जाने जाते हैं। । 

4999 : एनएसीपी का दूसरा चरण आरंभ हुआ। कुल बजट १425 करोड़ रु. 
का था। इसमें 4455 करोड़ रु. विश्व बैंक की आईडीए सहायता थी और इसमें 
भारत सरकार का भी योगदान था। इसके अतिरिक्त यूएसएड ने महाराष्ट्र में 
एवीईआरटी परियोजना हेतु 466 करोड़ रु. की सहायता दी और आंध्र प्रदेश, 
गुजरात, केरल एवं उड़ीसा में यौन संबंधी स्वास्थ्य परियोजना हेतु डीएफआईडी 
ने 404 करोड़ रु. की सहायता दी। 

2006-07 : एनएसीपी के तीसरे चरण (एनएसीपी-3) की योजना प्रक्रिया को 
2007 के आरंभ में ही स्वीकृति मिलने और शुरुआत होने की संभावना है। 


संदर्भ : लोकसभा : 2005--07 
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एनएसीपी के दूसरे चरण का आरंभ एक बार फिर विश्व बैंक की आईडीए सहायता 
से 999 में हुआ। इस चरण के दो मुख्य उद्देश्य रहे भारत में एचआईवी एवं एड्स 
की रफ्तार पर काबू पाना और इस महामारी की रोकथाम की तेज कार्यवाही करना। 
इस उद्देश्य से तैयार कार्यक्रम के तीन मुख्य काम हैं : निगरानी, रोकथाम और 
देखभाल। दरअसल इसी चरण में जोखिम में जीते समुदायों को लक्ष्य कर कार्यवाही 
पर ध्यान केंद्रित किया जा सका। इसमें तेज संक्रमण के छह राज्यों पर ध्यान 
केंद्रित किया गया।* 


राष्ट्रीय कार्यक्रम के पहले दो चरणों में रोकथाम पर अधिकांश खर्च हुए। 
एनएसीपी-4 में कुल संसाधन का 69 प्रतिशत रोकथाम के नाम कर दिया गया 
और निगरानी हेतु 22 प्रतिशत एवं देखभाल पर 9 प्रतिशत खर्च तय हुआ। दूसरे 
चरण में आंकड़े बदल कर कुछ यों सामने आए - रोकथाम हेतु 52 प्रतिशत, 
देखभाल के लिए 29 प्रतिशत और निगरानी के लिए 20 प्रतिशत। (आक्सफैम जीबी 
द्वारा आयोजित सेमिनार के उद्घाटन भाषण में साधना राउत : 'मैक्सिमाइजिंग 
एक्सेस : कैन केयर प्रोपेल एचआईवी प्रिवेंशन?') 


3 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मणिपुर एवं नागालैण्ड 


] 


एचआईवी एवं एड्स 


एनएसीपी-3 को भी विश्व बैंक की आईडीए सहायता प्राप्त है। परियोजना लागू 
करने के इस चरण में 2004 तक एचआईवी एवं एड्स महामारी पर लगाम और 
इसका दर घटाने का उद्देश्य है। रोकथाम एवं देखभाल, समर्थन एवं उपचार 
कार्यक्रमों के बीच तालमेल से इसे पूरा करने का लक्ष्य है। 


कार्यक्रम की मूल रणनीतियों में शामिल हैं : हमेशा संक्रमण के जोखिम में जीते 
समुदाय में नए मामलों पर रोक; एचआईवी एवं एड्स पीड़ितों की देखभाल, समर्थन 
और उपचार पाने वालों के अनुपात में वृद्धि; जिला, राज्य एवं देश स्तर पर रोकथाम 
एवं उपचार कार्यक्रमों हेतु मूलभूत संरचनाओं और मानव संसाधनों का विकास; और 
नियोजन, कार्यक्रम प्रबंधन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन की एक राष्ट्रव्यापी रणनीतिक 
व्यवस्था कायम करना। 


एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में विशेष समूह को लक्ष्य बनाकर कार्यवाही का अर्थ 
है हस्तक्षेप की विशेष व्यवस्था, जो हमेशा संक्रमण के जोखिम में जीते समुदाय 
पर केंद्रित हो। महिला यौन कर्मी, सुई के द्वारा नशा करते लोग और 
समलैंगिक पुरुष इस मामले में सबसे अधिक जोखिम में हैं। इसके अतिरिक्त 
ट्रक चालकों, पलायन करते मजदूरों और बच्चों को भी संक्रमण की तीव्र 
संभावना के दायरे में रखा जाता है। इस प्रकार वे सुविधाएं मुहैया करवाना 
असली मकसद हो जाता है जो इस आबादी में सुरक्षित यौन संबंध के आचरण 
डाल सके ताकि एचआईवी संक्रमण घटे। विशेष वर्ग को लक्षित इस कार्यवाही 
के दो मुख्य कारगर घटक हैं : सही माहौल मुहैया करवाना एवं सामुदायिक 
जागरूकता लाना। 

संदर्भ : एनएसीपी : 2004:8 
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एनएसीपी-2 के अंतर्गत मार्च 2004 में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 933 लक्षित 
कार्यवाहियाँ आरंभ की गई। इन्हें एसएसीएस की वित्तीय सहायता थी। यों तो 
इन को 400 प्रतिशत सुरक्षा घेरे में लेने का लक्ष्य है पर अब तक सिर्फ 50 
प्रतिशत ऐसी आबादियों तक पहुंचा जा सका है। इस प्रकार की कार्यवाही एवं 
सामान्य रोकथाम के लिए 50 प्रतिशत बजट आबंटित होने के बावजूद ये 
कार्यक्रम इस आबादी के अधिकांश लोगों तक पहुंचने में असफल रहें हैं, जो 
यह कहता है कि एनएसीपी-3 के उद्देश्यों, महामारी पर लगाम एवं संक्रमण 
दर में कमी को फिर से परखना चाहिए। 


हालांकि सरकार की संपूर्ण सोच को अमली जामा पहनाने में भारी चुनौतियां 
सामने आएंगी। सबसे पहले तो यह कि एड्स कार्यक्रम सिर्फ ऊपर से नीचे 
(वर्टिकल) संचालित है, इसका कोई क्षितिज सरोकार नहीं है। कहने का तात्पर्य 
यह है कि अन्य कार्यक्रम जैसे टीबी नियंत्रण, परिवार कल्याण आदि के साथ 
इसका कोई तालमेल नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मौजूदा आधारभूत 
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संरचना; बीमारी नियंत्रण के अन्य सुस्थापित कार्यक्रमों की विशेषज्ञता, परस्पर 
संबंध एवं रेफर करने (विशेषज्ञ चिकित्सक के पास भेजने) की व्यवस्था का 
पूरा लाभ लेते हुए एड्स की रोकथाम, देखभाल और उपचार कार्यों को बेहतर 
संचालित किया जा सकता था; मज़बूत बनाया जा सकता था। वैसे तो किसी 
बीमारी से संबंधित मुद्दों और समाधान के मद्देनजर विशेष संस्थान और 
कार्यप्रणाली चाहिए पर यह उम्मीद की जाती है कि विभिन्‍न कार्यक्रमों के बीच 
परस्पर संबंध से भले ही मूल रणनीति पर कोई प्रभाव न पड़े पर यह व्यापक 
लक्ष्य की प्राप्ति में पुल का काम अवश्य करता है। इस प्रकार कई 
देखी-अनदेखी खामियां दूर की जा सकती है। हालांकि परस्पर संबंध एवं 
तालमेल के अभाव का यह (एनएसीपी) कोई अकेला मामला नहीं है। सच तो 
यह है कि बड़ी बीमारियों के नियंत्रण के अधिकांश कार्यक्रम ऊपर से नीचे 
(वर्टिकली” बने होते हैं और इसी प्रकार लागू किए जाते हैं। इस तथ्य को 
ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में (वह पहला स्थर 
जहां लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्या होते ही समाधान के लिए पहुंचते हैं) ही 
परिवार नियोजन, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और एचआईवी एवं एड्स संबंधी 
सूचना-सेवा और फिर रेफर करने (विशेषज्ञ चिकित्सक के पास भेजने) की 
सुविधा मिले। ऊपर से नीचे (वर्टिकल) कार्यक्रमों में अक्सर प्राथमिक सेवा केंद्र 
के कर्मचारियों को ही जन-जन तक भेजा जाता हैं। इससे कर्मचारियों पर 
काम का बोझ बढ़ता है। वे नई-नई जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते 
हैं और यह सूचना देने में अक्षम रहते कि जमीनी स्तर पर क्‍या जरूरी है। 
इतना ही नहीं, अलग कार्यक्रमों के तहत यह कर्मचारी लोगों तक भिन्‍न और 
कभी-कभी अपस में टक्‍कर के संदेश पहुंचाते हैं। 


वर्ग विशेष में लक्षित संक्रमण रोकथाम की कार्यवाही यदि महामारी फैलने से पूर्व 
हो, और प्रभावी हो, जैसा कि नहीं हुआ (सीएजी की रिपोर्ट देखें), तो शेष आबादी 
के एचआईवी से अछूते रहने की पूरी संभावना है। पर चूंकि यह महामारी इन 
आबादी में फैल चुकी है इसलिए विशेष वर्ग को लक्ष्य में रखते हुए एक सामान्य 
एवं कारगर रोकथाम की रणनीति निहायत जरूरी नज़र आती है। 


संक्रमितों के उपचार व देखभाल तथा अन्य संबद्ध मुद्दों पर वह ध्यान नहीं 
दिया गया है, जिसके वे हकदार हैं। सरकार ने सन्‌ 2004 में छह सर्वाधिक 
संक्रमित राज्यों के एक लाख लोगों के लिए निःशुल्क एंटी रिट्रोवायरल थिरैपी 
का प्रावधान किया। जिसके परिणाम स्वरूप उपचार और देखभाल के मुद्दों 
पर ध्यान गया है। 'पॉजिटिव पीपुल्स” के देश व्यापी नेटवर्क का भी इन मुद्दों 
को सबके समक्ष रखने में उल्लेखनीय योगदान रहा है। हालांकि एआरटी देने 
संबंधी नीति एवं कार्यक्रम के दिशानिर्देश पूरी तरह तैयार हैं पर कार्यक्रम के 
गैर-चिकित्सकीय पक्ष के मामलों में एनएसीपी आज भी पिछड़ा है। एआरटी 
हेतु आगे आने की जन जागृति एक ऐसा ही पक्ष है जिसे नजरअंदाज ० नहीं 
किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जांच-उपचार हेतु आगे आने वालों की 
रफ्तार बहुत धीमी है। हालांकि अब सरकार का कहना है कि सन्‌ 200 में 


3 
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ही एक लाख संक्रमितों के उपचार का लक्ष्य पूरा कर लेगी। पर दूसरी ओर, 
कई केंद्र, विशेषकर जिला स्तरीय अस्पताल, जहां यह उपचार उपलब्ध है, 
कहते हैं कि उनके पास दवा का भंडार खाली है। 


» चिकित्सा विशेषज्ञों की सुनें तो उपचार करवाते लोगों में कुछ वर्ष बाद अपनी 
शुरुआती दवा के प्रति प्रतिरोध पैदा हो जाता है और इसलिए उन्हें “दूसरी 
श्रृंखला' की दवाएं दी जानी चाहिए। सन्‌ 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 
विकासशील देशों में एचआईवी एवं एड्स हेतु एंटी रिट्रोवायरल के दिशानिर्देशों 
की समीक्षा करते हुए उपचार की पहली और दूसरी श्रृंखला में नई दवाओं 
की सलाह दी। भारत इन दिशानिर्देशों पर अमल करने में पिछड़ा हुआ है। 
आज भी उपचार प्रणाली में दूसरी श्रृंखला को कोई जगह नहीं दी गई है। 
परंतु देश में महामारी की भयावहता और साथ ही उपचार की कतार में बढ़ती 
भीड़ के साथ सरकार पर यह जिम्मेदारी आन पड़ेगी कि वे एचआईवी 
पॉजिटिव लोगों के लिए जीवन रक्षा के तमाम उपाय तत्परता से करे। 


» यहां एक अन्य समस्या सामने आती है - दवाओं की कीमत, जो जनसाधारण 
की पहुंच से परे है। उल्लेखनीय है कि जीवन रक्षक एड्स दवाओं के निर्माण 
में भारतीय कम्पनियां अगुआ अवश्य कर रही हैं परंतु एड्स की अधिकांश दवाएं 
सामान्य भारतीयों की पहुंच से परे हैं। जाहिर है, फौरन इन दवाओं को उपलब्ध 
करवाने की ज़रूरत है क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों में संक्रमण के तमाम लक्षण 
मौजूद हैं और उन्हें तुरंत एआरटी की जरूरत हैं। 


» एनएसीपी-3 के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्ताव है। इसके तहत 
रोकथाम, उपचार और देखभाल की श्रृंखला पर केंद्रित तरह-तरह की 
गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोने का लक्ष्य है। अब तक नीतियों एवं कार्यक्रम 
में एड्स एवं एचआईवी की देखभाल एवं रोकथाम का एक बनावटी विभाजन 
थोपा गया लगता है। विभिन्‍न अंगों का एकीकरण अनिवार्य है, विशेष कर तब 
जबकि संक्रमण की छाया में रहते लोगों के साथ-साथ अन्य लोगों का भी 
जांच-उपचार हेतु आगे आना लक्ष्य हैं। उपचार का उपलब्ध होना लोगों को 
जांच के लिए खींचता है। ऐसे में यदि ज़्यादा जोखिम में समझे जाने वाले 
लोग एवं जनसाधारण एक कतार में उपचार हेतु आगे आएं तो एचआईवी एवं 
एड्स एक बीमारी भर रह जाएगी और इस बीमारी से जुड़े कलंक और भेदभाव 
न के बराबर हो जाएंगें। 


कार्यक्रम की समीक्षा 


भारत के कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जेनरल (सीएजी) ने एनएसीपी 2 के कार्यप्रदर्शन 
का जायजा लिया तथा जुलाई 2005 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। इसमें 
आबंटित राशि के व्यर्थ जाने की बात कही गई। यह कहा गया कि कार्यक्रम के 
इस चरण हेतु राशि का आधा भी व्यय नहीं किया जा सका। अक्तूबर 2005 में 


आंकड़ो के आगे और पीछे : एक नजर 


एनएसीपी 2 पूरा होना था, अब इसकी अवधि बढ़ाकर 2007 (आरंभ) कर दी गई 
है। इतना ही नहीं, सीएजी ने विशेष वर्ग को लक्षित कार्यक्रम को लागू करने में 
वित्तीय अनियमितता का भी संकेत दिया है। कई ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता 
की बात सामने आई है जिन्हें इस तरह के कार्य का कोई अनुभव नहीं है। एनएसीपी 
की समीक्षा और सीएजीएस के प्रदर्शन मूल्यांकन से कई चिंताजनक बातें सामने 
आई जिनकी चर्चा हम यहां विस्तार में करेगें। 
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उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में आबंटित राशि का अधिक हिस्सा बच गया 
उनमें संक्रमण के दर भी सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त जो राज्य 
महामारी की “दूसरी लहर' की चेपट में हैं जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, 
उनमें ही उपलब्ध वित्तीय संसाधन का सबसे कम उपयोग हुआ है (लोक सभा 
2005 : 45)। वित्तीय सहायता का उपयोग न होना यह संकेत देता है कि 
कार्यक्रम के कई भागों (जिनके लिए राशि आबंटित थी) पर अमल नहीं किया 
गया या उन्हें उम्मीद से कम बढ़ाया गया। इस संदर्भ में राशि के उपयोग न 
होने का अर्थ उसका दुरुपयोग कहा जा सकता है जिसका असर रोकथाम 
आदि संपूर्ण कार्यक्रम की गुणवत्ता पर पड़ता है। 


विशेष समूह को लक्षित कार्यक्रमों में कंडोम के प्रचार-प्रसार की खास अहमियत 
है। लेकिन इस काम के नतीजे भी निराशाजनक निकले। कंडोम के निरंतर 
प्रयोग के मामले में न के बराबर सुधार देखा गया (सीएजी : 2004) । यौन कर्म 
में लगे लोगों के बीच भी 25 प्रतिशत से कम मामलों में कंडोम के इस्तेमाल के 
तथ्य सामने आये हैं। एक स्वतंत्र सर्वेक्षण संगठन ओपिनियन रिसर्च ग्रुप' द्वारा 
प्राप्त इन आंकड़ों का सीएजी की समीक्षा में भी उल्लेख है। यौन संक्रमण उपचार 
संबंधी क्लिनिक (एसटीआई) में भी कंडोम के वितरण में कमी पाई गई। 


ऐसे जिलों में जहाँ यौनकर्म अधिक कैंद्रित हैं (आमतौर से रेड लाइट जिलों के 
नाम से जाना जाता हैं) महिला यौन कर्मियों को लक्षित रोकथाम की कार्यवाहियों 
के दो दशक हो चले, पर आज भी उनके बीच एचआईवी एवं एड्स संक्रमण 
का ऊंचा दर, 50-70 प्रतिशत बना हुआ है। कहने को तो कंडोम के 400 
प्रतिशत इस्तेमाल को इस कार्यवाही का मूल मंत्र माना गया है पर सच सामने 
है। बेशक, ग्राहकों के बीच कंडोम के उपयोग की जागरूकता आई है। यौन 
कर्म में लगी महिलाओं में ऐसी किसी तब्दीली के ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं, 
खास कर तब जब उनका कोई नियमित 'खास' ग्राहक आए। कार्यक्रम ही ३5 उन 
स्थितियों में कोई बदलाव नहीं ला पाया जिस कारणवशं महिला यौनकर्मी कर 
के उपयोग पर जोर नहीं दे पाती हैं। (अमीन : 2004 : 40) 


एनएफएचएस 2 के सर्वेक्षेण से पता चलता है कि आम जनता में कंडोम का 
चलन आज भी बहुत कम है। 45-49 वर्ष आयुवर्ग की शादी-शुदा महिलाओं 
के मामलों में मणिपुर में मात्र 2.3 प्रतिशत कंडोम का उपयोग देखा गया जबकि 
तमिलनाडु में यह 4.2 प्रतिशत था। दोनों उच्च संक्रमण वाले राज्य हैं। 


6 एचआईवी एवं एड्स 


» सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि देश भर में कार्यरत एसटीआई क्लिनिक में 
गिने-चुने लोग ही सलाह के लिए आते हैं और अधिकांश (77 प्रतिशत) में 
प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं। बहुत कम (7 प्रतिशत) के पास किसी प्रसूति 
विशेषज्ञ की सेवा उपलब्ध है (सीएजी : 2005)। वर्ग विशेष को लक्षित संक्रमण 
नियंत्रण के तहत कंडोम के इस्तेमाल पर जोर देने के साथ-साथ यौन संक्रमण 
की बीमारियों (एसटीआई) की रोकथाम भी आवश्यक है। दरअसल यौन संक्रमण 
की बीमारियों और एचआईवी संक्रमण के बीच संबंध होने के ठोस सबूत उपलब्ध 
हैं। अब चूंकि महिलाओं में संक्रमण के दर तेज है इसलिए एसटीआई क्लिनिक 
में प्रसूति विशेषज्ञ की गैर-मौजूदगी चिंता की बात है। यौन कर्मी महिलाओं 
इसका प्रभाव ज्यादा होता हैं। यह एसटीआई क्लिनिक, जो सेवा के मामले में 
तो पिछड़े ही हैं महिलाओं के बीच एसटीआई के उपचार; और एचआईवी व 
एसटीआई के संक्रमण के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी असफल रहे हैं। 
एसटीआई और एचआईवी के बीच संबंध की जानकारी का स्तर आज भी महज 
24 प्रतिशत है जिसमें हमेशा संक्रमण के जोखिम में रहने वालों के साथ सामान्य 
लोग भी शामिल हैं। बकौल सीएजी रिपोर्ट “यह इसका संकेत है कि दोनों के 
बीच संबंध के बारे में संक्रमण के जोखिम में रहते लोग ही नहीं बल्कि सामान्य 
जनता को भी शिक्षित करने में असफलता ही हाथ लगी है।" 
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» विशेष समूह को लक्षित प्रयास और एचआईवी एवं एड्स संक्रमण के अन्य 
पहलुओं में एक प्रभावी सूचना-प्रसार की भूमिका की आवश्यकता रही है। 
इससे न केवल जागरूकता का स्तर उठेगा बल्कि लोगों के “व्यवहार-विचार' 
में भी परिवर्तन होंगे। सीएजी ने इस मामले में भी निराशा जताते हुए कहा है 
कि सर्वेक्षणों से पता चलता है कि संक्रमण के विभिन्‍न पहलुओं एवं माध्यमों 
पर केंद्रित सूचना-संवाद की भी भारी कमी रही है। फिलहाल उपलब्ध सूचना, 
शिक्षा एवं संवाद सामग्रियों से स्पष्ट होता है कि वे भय के आधार पर, और 
लिंगभेदपूर्ण संदेश देते है और कई बार तो परस्पर विरोधी संदेश भी देते हैं। 
पिछले दो दशकों में समाज के हाशिय पर बैठे आबादी (जो ज़्यादा जोखिम 
में माने जाते हैं) पर कार्यक्रम केंद्रित होने की वजह से आम जनता यह मान 
बैठी है कि उन पर कोई खतरा नहीं है। 


# अब तक आम जनता में एचआईवी एवं एड्स को लेकर सिर्फ जागरूकता 
पर जोर दिया गया है और इस उद्देश्य से मीडिया में केवल चंद 
प्रचार-प्रसार देखे गए हैं। जाहिर है लोगों के “व्यवहार-विचार' और 
धारणाओं में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हैं। उदाहरण के लिए अभी भी 
एचआईवी संक्रमित बच्चों को स्कूल में नहीं आने दिया जाता और भारी 
भेदभाव का सामाना करना पढ़ता हैं। 


» वर्ष 2005-06 में एनएफएचएस 3 ने इस महामारी संबंधी सामान्य ज्ञान; और 
फिर इसका भी पता लगाया कि कंडोम के निरंतर प्रयोग से संक्रमण की 
रोकथाम के बारे में लोग क्या सोचते हैं। प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि 45-49 
वर्ष की शादी-शुदा महिलाओं में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 40 प्रतिशत और गुजरात 
में 49 प्रतिशत महिलाओं ने एड्स के बारे में सुना था। बेशक, अधिक संक्रमण 
वाले राज्यों में यह प्रतिशत काफी ऊंचा था - मणिपुर में 99 प्रतिशत और 
तमिलनाडु में 94 प्रतिशत। हालांकि जब उन महिलाओं को ही पूछा गया कि 
क्या उन्हें पता है कि कंडोम के हमेशा इस्तेमाल से एचआईवी एवं एड्स की 
संभावना घट जाती है तो महिलाओं के उत्तर हैरत में डालने वाले थे। 
तमिलनाडु में, जहां 94 प्रतिशत महिलाओं ने एड्स के बारे में सुन रखा था, 
सिर्फ 42 प्रतिशत को कंडोम के इस लाभ का पता था। उत्तर प्रदेश, मणिपुर 
और गुजरात में यह क्रमश: 27, 80 और ऊ प्रतिशत था। अधिकांश राज्यों में 
कंडोम की वास्तविक उपयोगिता 40 प्रतिशत से भी बहुत कम है। 


निष्कर्ष 


अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि महिलाएं ज़्यादातर एचआईवी एवं एड्स की 
महामारी का असली चेहरा बनती जा रही हैं। यह बात और है कि अस्सी क॑ दशक 
में चेन्नई में एचआईवी के मामले पहली बार सामने आने के बाद राष्ट्रीय एड्स 
नियंत्रण संगठन द्वारा इस प्रकार हस्तक्षेप किया गया था कि यह बीमारी 'हमेशा 
संक्रमण के जोखिम' में जीते लोगों तक सीमित रह जाए और आम जनता में यह 


एचआईवी एवं एड्स 


न फैल पाए। और इससे आम जनता में यह छवि बन गई कि यौन कर्म में लगी 
औरतें ही इस महामारी की चपेट में हैं। उन्हें इस बीमारी का वाहक माना गया 
और उन पर इस प्रकार एक और कलंक लगाया गया। 


हालांकि हाल के वर्षों में इस महामारी की चाल बदल गई है पर बड़ी संख्या में 
ग्रामीण एवं विवाहित महिलाओं में इसके लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। जाहिर है 
संक्रमण की संभावना और संकट को लेकर बनी धारणाएं धरी रह गई हैं। नई 
चुनौतियां सामने हैं, और चूंकि विवाहित महिलाओं में संक्रमण की संभावना लगातार 
बढ़ती जा रही हैं, सो जैंडर और मानवाधिकार के मुद्दे भी ज्वलंत हो गए हैं। इन 
मुद्दों को तो एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम में बतौर मूल सिद्धांत जोड़ने की आवश्यकता 
पर तूल देना चाहिए। यौन कर्म में लगी महिलाओं को वाहक के रूप में देखा जाता 
हैं और विवाहित महिलाओं को शिकार समझा जाता है जो अनजाने में पति से 
संक्रमित हुईं। दोनों संदर्भों में वर्गीकरण करना समस्याजनक है और इससे एक ऐसी 
समस्या को सरल व सामान्य करार दिया जाता है जो वस्तुतः जटिल है। 


विशेष कर विभिन्‍न वर्गों की महिलाओं में एचआईवी एवं एड्स की प्रभावी रोकथाम 
हेतु जो प्रयास किए जाएं वे सार्वजनिक स्वास्थ्य की सीमा से आगे, अन्य 
सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित हों, जो इस महामारी के 
संक्रमण और विस्तार की किसी-न-किसी रूप में कड़ी बनते हों। सबसे अधिक 
जरूरी यह ध्यान रखना है कि अधिकांश महिलाएं विपरीत (स्त्री-पुरुष) लैंगिक 
संबंध से संक्रमित होती हैं और इसकी रोकथाम के लिए एकमात्र सशक्त उपाय है 
जागरूकता, ताकि महिलाएं अपने यौन संबंधी व्यवहार-विचार को लेकर अपनी 
(स्वास्थ्यकर) पसंद-नापसंद पर अमल कर सकें। इसका सीधा अर्थ है कि पुरुष 
एवं महिलाओं के बीच यौन संपर्क और यौन संबंधी मुद्दों के प्रति पर्याप्त जागरूकता 
के लिए विचार-विमर्श हों। निर्णय के अधिकार, विशेष कर यौन संबंधी मामलों, में 
महिलाएं सशक्त नहीं होती हैं भले ही वे शादी-शुदा हों या यौन कर्म में लगी 
महिलाएं। सदियों की इस समस्या को मिटाने के लिए, विशेष कर एचआईवी एवं 
एड्स नियंत्रण के मद्देनजर, ऐसे हस्तक्षेप की जरूरत है जो मानवाधिकार एवं जैंडर 
के मुद्दों को जोड़कर देख सके। 


कुछ ऐसे मौलिक क्षेत्र हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एचआईवी एवं 
एड्स से संक्रमित एवं प्रभावित लोगों की तरफ होने वाले भेदभाव पर ध्यान देना 
आवश्यक है। विशेष कर यौन कर्म में लगी महिलाओं के लिए यह चुनौती दोहरी 
है क्‍योंकि उन्हें एड्स के साथ-साथ अपने पेशे से जुड़ी समाजिक भेदभाव भी 
झेलना पड़ता है। पर भारत में विवाहित स्थिति को भी बेहतर नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि परिवार के दायरे में दोयम दर्ज (सेकेण्ड क्लास सिटीजन) में रहते हुए 
महिलाओं को किसी प्रकार के निर्णय, खास कर यौन संबंधी मामलों में निर्णय का 
अधिकार नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में उन तक सूचना और सेवा पहुंचाना 
मुशकिल हैं। जानकारी के अभाव में उन्हें बीमारी के विषय में गलत धारणाए होती 
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हैं। इसी के चलते संक्रमित लोगों की ओर भेदभाव बढ़ता हैं। 


भारत में एचआईवी एवं एड्स कई स्वरूपों में व्याप्त हैं। विभिन्‍न जनसमुदायों एवं 
विशेष कर महिला के विभिन्‍न वर्गों में इस समस्या का अलग-अलग रूप उभर 
आया है। अतः रोकथाम-उपचार के किसी एक मानक के कारगर होने की संभावना 
पर संदेह है। अतः इस संबंध में हमेशा नए-नए विचार, और विचार परिवर्तन की 
जरूरत है कि क्या-क्या हैं संक्रमण के खतरे, और किन-किन पर हैं ये खतरे। 
जाहिर है, संबंधित कार्यक्रमों में इन विचारों को अपनाने हेतु आवश्यक लचीलापन 
भी हो ताकि नए-नए खतरे नजरअंदाज न हो जाएं। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण का 
ठोस इंतजाम हो ताकि महामारी के संबंध में सही-सटीक आंकड़े मिल सकें और 
उनके आधार पर कार्यक्रमों को लागू किया जा सके । 


प्राप्त वित्तीय सहायता का सही और पूरा उपयोग अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश इस 
कार्यक्रम के आरंभिक चरणों में ऐसा नहीं देखा गया। अब जबकि अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक बजट के साथ तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, सरकार एवं गैर-सरकारी 
संगठन, दोनों के लिए अनिवार्य कि वित्तीय सहायता का उपयोग करकर कार्यक्रम 
की अगली रूपरेखा तय की जाए ताकि एचआईवी एवं एड्स पर काबू पाया जा 
सके। विशेषकर कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन और वित्तीयन में संलग्न संस्थानों, 
जो नीतिगत मामलों एवं उन्हें लागू करने का काम करते, को निगरानी संबंधी स्पष्ट 
दिशानिर्देश भी प्राप्त हो ताकि सभी भागीदारों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके | 


कार्यक्रम के अतिरिक्त इस समस्‍या को प्रभावित करने वाले अन्य सरकारी नीतियों, 
नियम-कानूनों और कार्यक्रमों पर भी पैनी नजर रखने की ज़रूरत है। उदाहरण 
के लिए यह समझना आवश्यक है कि 'आईटीपीए' यौन कर्म के कई पक्षों को जुर्म 
मानता है जबकि कानून के तहत यौन कर्म अपने-आप में गैर-कानूनी नहीं है। 
इसी प्रकार गौरतलब है कि विवाहित महिलाओं के लिए भारत सरकार द्वारा जारी 
परिवार नियोजन कार्यक्रम में दशकों से सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के मद्देनजर 
महिलाओं को लक्ष्य बनाया जाता रहा है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जनसंख्या 
नियंत्रण हेतु महिला नसबंदी (स्टेरिलाइजेशन) ही प्रमुख साधन रहा है जिसके चलते 
कंडोम के उपयोग की जरूरत न के बराबर और एक तरह से गैर-जरूरी हो गया 
है। ऐसे में एचआईवी और एड्स नियंत्रण के प्रमुख हथियार यानी कंडोम का सामना 
महिला नसबंदी (स्जेरिलाइजेशन) से होता रहा यानी दोनों परस्पर विरोधी हो गए। 
जाहिर है, एचआईवी और एड्स की लड़ाई में असफलता। लेकिन इन ऊपर से 
नीचे (वर्टिकल) कार्यक्रमों, (जिनके लक्ष्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते) को रणनीतिक 
दृष्टिकोण से एक करने की जरूरत है। 


सामाजिक आर्थिक राजनैतिक जैंडर और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से एचआईवी 
एवं एड्स के संक्रमण की रोकथाम-उपचार के लिए कार्यक्रम बनाए और लागू किए 
जाने की जरूरत हैं। 
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समा हर तरह के भेदभाव का विरोध करती है। 

वह समानता पर ज़ोर देते हुए, वंचित समुदाय की 
- महिलाओं के सशक्तिकरण ओर उनके अधिकारों के 
प्रति निष्ठा रखती हैं। 


समा का मुख्य कार्य प्रशिक्षण देना, क्षमता को बढ़ाने 
में सहायता पहुँचाना, पठन-सामग्री तैयार करना, 
शोध, समर्थन और इससे सम्बन्धित संपर्क सूत्रों 

को बढ़ाना है। 


महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए संदर्भ समूह 


